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छात्र ों के लिए सीबीएसई द्वारा त्रिभाषा 
सूत्र में छूट

संदर्भ

•	 हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया ह ै कि सीबीएसई से 
संबद्ध विद्यालयों में कक्षा 7, 8 और 9 में अध्ययनरत 
विद्यार्थी, कक्षा 10 परू्ण करने तक त्रिभाषा सतू्र के 
अतंर्गत विदशेी भाषाओ ंका अध्ययन जारी रख सकें गे।

त्रिभाषा सूत्र नीति के बारे में

•	 इस नीति का उद्देश्य भारत में बहुभाषिकता, राष्ट्रीय 
एकता तथा भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करना ह।ै

•	 ऐतिहासिक पषृ्ठभूमि: त्रिभाषा सतू्र की प्रथम अनशुसंा 
कोठारी आयोग (1964–66) द्वारा की गई थी।

	� इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 1968 
में अपनाया गया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 
1986/1992 में पनुः दोहराया गया।

	� राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में इसे पनुः 
विशषे रूप से महत्व दिया गया।

•	 एनईपी 2020 के अनुसार: विद्यार्थियों को तीन 
भाषाओ ंका अध्ययन करना होगा, जिसमें भाषा चयन 
की पर्याप्त लचीलापन होगा।

	� तीन भाषाओ ंमें से कम-से-कम दो भाषाए ँभारत की 
मलू भाषाए ँहोनी चाहिए।

	� किसी भी राज्य पर कोई भाषा अनिवार्य नहीं की 
जाएगी।

	� भाषाओ ंका चयन राज्यों, क्षेत्रों तथा विद्यार्थियों की 
आवश्यकताओ ंके अनरुूप किया जाएगा।

प्रमुख निर्धारक एवं उद्देश्य

•	 बहुभाषिकता को प्रोत्साहन: विद्यार्थियों की भाषाई 
दक्षता का विकास करना।

	� मातभृाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओ ंके अध्ययन 
को प्रोत्साहित करना।

•	 राष्ट्रीय एकीकरण: विभिन्न राज्यों के बीच संवाद एवं 
संपर्क  को सदुृढ़ करना।

	� ‘विविधता में एकता’ की अवधारणा को सशक्त 
बनाना।

•	 भारतीय भाषाओ ंका सरंक्षण: संविधान के अनुच छ्ेद 
29, 350A एवं 351 के अनरुूप भाषाई संरक्षण की 
संवैधानिक जिम्मेदारी को परूा करना।

	� शास्त्रीय एवं क्षेत्रीय भाषाओ ंके संरक्षण और संवर्धन 
को प्रोत्साहित करना।

•	 सजं्ञानात्मक एवं शैक्षिक लाभ: एनईपी 2020 के 
अनसुार बहुभाषी शिक्षा विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक 
क्षमता तथा आलोचनात्मक चितंन कौशल को बढ़ाती ह।ै

•	 रोजगार एवं गतिशीलता में वदृ्धि: भारत में उच्च 
शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार करने में 
सहायक।

	� विभिन्न क्षेत्रों में शकै्षिक एवं व्यावसायिक 
गतिशीलता को बढ़ावा दनेा।

नीति से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ एवं चिताएँ

•	 भाषा अनिवार्य किए जाने की आशंका: विशषेकर 
दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को हिदंी अनिवार्य किए 
जाने की आशकंा बनी हुई ह।ै

•	 सघंीय ढाँचे से जुड़ी चिताए:ँ शिक्षा संविधान की 
सातवीं अनुसचूी की समवर्ती सचूी का विषय ह,ै 
इसलिए राज्य भाषा नीति निर्धारण में अधिक स्वायत्तता 
चाहते हैं।

•	 भाषा शिक्षकों की कमी: अनेक विद्यालयों में विभिन्न 
भारतीय भाषाओ ंके प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव ह।ै

•	 कार्यान्वयन सबंंधी चुनौतियाँ: ग्रामीण एवं दरूस्थ 
क्षेत्रों के विद्यालयों में आवश्यक आधारभतू संरचना 
तथा शिक्षण सामग्री का अभाव।

	� समय-सारिणी निर्धारण तथा पहले से बोझिल 
पाठ्यक्रम जैसी व्यावहारिक कठिनाइयाँ।

•	 समान अवसर से सबंंधित समस्याए:ँ सरकारी 
विद्यालयों के विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों की तलुना 
में कम भाषा विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

	� भाषाई विकल्पों में असमानता से शकै्षिक विषमताए ँ
बढ़ सकती हैं।

•	 विद्यार थ्ियों पर अतिरिक्त शैक्षणिक भार: अनेक 
भाषाओ ंका अध्ययन विद्यार्थियों के शकै्षणिक दबाव में 
वदृ्धि कर सकता ह।ै
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नीति संबंधी प्रमुख चिताओ ंके समाधान हेतु हालिया 
पहल

•	 एनईपी 2020 में लचीलापन: नीति स्पष्ट करती ह ैकि 
किसी भी राज्य के लिए कोई भाषा नहीं अनिवार्य नहीं 
की जाएगी।

	� राज्यों तथा विद्यार्थियों को भाषा चयन में पर्याप्त 
स्वतंत्रता प्रदान की गई ह।ै

•	 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF): क्षेत्रीय 
विविधताओ ंको ध्यान में रखते हुए बहुभाषी शिक्षा को 
प्रोत्साहित करती ह।ै

	� गहृभाषा/मातभृाषा में प्रारंभिक साक्षरता पर विशषे 
बल दिया गया ह।ै

•	 मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन: एनईपी के 
अनसुार जहाँ संभव हो, कक्षा 5 तक (और अधिमानतः 
कक्षा 8 तक) शिक्षा का माध्यम गहृभाषा अथवा 
मातभृाषा होना चाहिए।

•	 भाषा शिक्षकों का प्रशिक्षण: शिक्षा मतं्रालय एवं 
एनसीईआरटी बहुभाषी शिक्षण सामग्री तथा भाषा 
शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित कर रह ेहैं।

•	 प्रौद्योगिकी का उपयोग: दीक्षा (DIKSHA) जैसे 
डिजिटल मचंों पर अनेक भारतीय भाषाओ ंमें शिक्षण 
सामग्री उपलब्ध कराई जा रही ह।ै

	� विभिन्न भारतीय भाषाओ ंमें ई-लर्निंग सामग्री का 
विकास किया जा रहा ह।ै

भारत में शिक्षा से संबंधित अन्य प्रमुख पहलें

•	 निपुण भारत : आधारभतू साक्षरता एवं संख्यात्मक 
दक्षता को बढ़ावा दनेा।

•	 पीएम श्री विद्यालय योजना : एनईपी 2020 के 
अनरुूप आदर्श विद्यालयों का विकास।

•	 समग्र शिक्षा : परू्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक की 
समकेित विद्यालयी शिक्षा योजना।

•	 दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म: विभिन्न भारतीय भाषाओ ं में 
डिजिटल शिक्षण संसाधन।

•	 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023: 
बहुभाषिक एवं दक्षताआधारित शिक्षा को बढ़ावा।

•	 एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल: राज्यों के मध्य सांस्कृति क 
एवं भाषाई आदान-प्रदान को प्रोत्साहन।

आगे की राह : पहलो ंको और सशक्त बनाना

•	 सहकारी सघंवाद को प्रोत्साहन : भाषा नीति का 
निर्माण कें द्र एवं राज्यों के बीच व्यापक परामर्श और 
सहयोग से किया जाना चाहिए।

•	 अधिक लचीलापन: क्षेत्रीय आवश्यकताओ ं एवं 
स्थानीय परिस्थितियों के अनरुूप विद्यार्थियों को अधिक 
भाषा विकल्प उपलब्ध कराए जाए।ँ

•	 भाषा शिक्षकों की क्षमता का विकास: सभी भारतीय 
भाषाओ ं के दक्ष शिक्षकों की भर्ती एवं गणुवत्तापरू्ण 
प्रशिक्षण सनुिश्चित किया जाए।

•	 बहुभाषी शिक्षण सामग्री का विकास: सभी 
अनसुचूित भाषाओ ंमें उच्च गणुवत्ता वाली पाठ्यपसु्तकों 
तथा डिजिटल शिक्षण सामग्री का विकास किया जाए।

•	 प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग: बहुभाषी शिक्षा को 
सदुृढ़ करने के लिए कृत्रिम बदु्धिमत्ता (AI) आधारित 
अनवुाद उपकरणों तथा डिजिटल मचंों का व्यापक 
उपयोग किया जाए।

•	 मातृभाषा आधारित शिक्षा: मातभृाषा में मजबतू 
आधारभतू शिक्षा के साथ-साथ बहुभाषिक दक्षता को 
भी समान रूप से प्रोत्साहित किया जाए।

Source: TH

भारत में प्रजनन दर में गिरावट एवं उससे 
संबंधित चिताएँ
संदर्भ 

•	 नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample 
Registration System - SRS) के आकँड़ों 
के अनसुार, भारत की कुल प्रजनन दर (Total 
Fertility Rate - TFR) प्रति महिला 1.9 बच्चे 
रह गई ह,ै जो वैश्विक औसत (2.2) तथा प्रतिस्थापन 
स्तर (Replacement Level) 2.1 दोनों से कम ह।ै 
प्रतिस्थापन स्तर वह न्यूनतम प्रजनन दर ह,ै जो बिना 
प्रवासन (Migration) के किसी दशे की जनसंख्या को 
स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक होती ह।ै

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट, 
2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर (TFR)

•	 भारत की कुल प्रजनन दर (TFR), अर्थात ् किसी 
महिला द्वारा अपने प्रजनन काल (15-49 वर्ष) के दौरान 
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जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या, 2.1 के 
प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई ह।ै

	� प्रतिस्थापन दर से आशय उस औसत जन्म दर से 
ह,ै जो एक पीढ़ी से आगामी पीढ़ी तक जनसंख्या 
को बिना प्रवासन के स्थिर बनाए रखने के लिए 
आवश्यक होती ह।ै

•	 वर्ष 2024 में भारत के केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य 
प्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य थे, जहाँ 
TFR 2.1 से अधिक दर्ज किया गया।

•	 दिल्ली में सबसे कम TFR 1.2 दर्ज की गई, जबकि 
तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में यह  
1.3 रही।

	� दक्षिणी राज्यों में TFR हमशेा से राष्ट्रीय औसत से 
कम रही ह ैऔर विगत दो दशकों में इसमें अधिक 
गिरावट आई ह।ै

•	 वर्ष 1985 में भारत की TFR 4.3 थी, जो प्रतिवर्ष 
लगभग 0.06 की दर से घटती रही ह ैतथा इसके पनुः 
बढ़ने के कोई संकेत नहीं हैं।

	� वर्तमान प्रवतृ्ति के अनसुार, वर्ष 2031 तक भारत 
की TFR 1.6 से भी नीच ेपहुचँने का अनमुान ह।ै

भारत में प्रजनन दर में गिरावट के कारण

•	 विवाह एवं मातृत्व में विलंब: विशषेकर शहरी क्षेत्रों 
में विवाह की औसत आय ुबढ़ी ह।ै

	� करियर एवं व्यावसायिक प्राथमिकताओ ंके कारण 
दपंत्ति संतानोत्पत्ति को टाल रह ेहैं।

•	 शहरीकरण : शहरी जीवन में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य 
सेवाओ ंएवं बच्चों के पालन-पोषण की लागत अधिक 
होती ह।ै

	� सीमित आवासीय स्थान तथा बदलती जीवनशलैी 
छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करती ह।ै

•	 गर्भनिरोधक साधनों एवं परिवार नियोजन तक 
बेहतर पहुचँ : प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओ ंएवं गर्भनिरोधक 
साधनों की उपलब्धता बढ़ने से दपंत्ति बच्चों की संख्या 
एवं उनके जन्म के बीच अतंराल की बेहतर योजना बना 
पा रह ेहैं।

•	 शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी :  स्वास्थ्य सेवाओ,ं 
टीकाकरण, पोषण तथा स्वच्छता में सधुार के कारण 
शिश ुएवं बाल मतृ्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई ह।ै

•	 आर थ्िक कारण : बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा पर 
होने वाला व्यय में निरंतर वदृ्धि हुई ह।ै

	� परिवार अब कम बच्चों पर अधिक संसाधन निवेश 
कर उनकी शिक्षा एवं जीवन-स्तर को बेहतर बनाने 
को प्राथमिकता द ेरह ेहैं।

•	 जनसांख्यिकीय सकं्रमण : भारत जनसांख्यिकीय 
संक्रमण मॉडल के उत्तरवर्ती चरण में प्रवेश कर चकुा 
ह,ै जिसकी विशषेता निम्न जन्म दर, निम्न मतृ्यु दर तथा 
धीमी जनसंख्या वदृ्धि ह।ै

प्रमुख चिताएँ 

•	 भारत एवं अन्य देशों के बीच अंतर: पश्चिमी यरूोप 
एवं जापान में जनसंख्या वदृ्धावस्था तब आई जब वे 
औद्योगीकरण, औपचारिक रोजगार, व्यापक कराधान 
व्यवस्था तथा सदुृढ़ कल्याणकारी संस्थानों का विकास 
कर चकेु थे।

	� इसके बावजदू वदृ्धावस्था का दबाव सार्वजनिक 
वित्त पर पड़ा और जापान का सार्वजनिक ऋण 
GDP के 200% से अधिक हो गया।

	� भारत इससे भिन्न परिस्थितियों में जनसांख्यिकीय 
संक्रमण के दौर में प्रवेश कर रहा ह।ै

	� भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग  
2,800 अमेरिकी डॉलर ह ैतथा प्रत्यक्ष करदाताओ ं
का आधार अभी भी सीमित ह।ै

	� सामाजिक क्षेत्र की अधिकांश जिम्मेदारियाँ राज्य 
सरकारों पर हैं, जो पहले से ही वित्तीय दबाव का 
सामना कर रही हैं।

•	 अनौपचारिक रोजगार : अधिकांश भारतीय 
श्रमिक अपने परेू कार्यकाल में अनौपचारिक अथवा  
अर्द्ध-औपचारिक रोजगार में कार्यरत रहते हैं।

	� परिणामस्वरूप वदृ्धावस्था आय-सरुक्षा औपचारिक 
रोजगार अनबंुधों से बाहर रह जाती ह।ै

	� अशंदान-आधारित पेंशन प्रणाली तभी प्रभावी 
होती ह,ै जब रोजगार नियमित, आय स्थिर तथा 
दीर्घकालिक बचत संभव हो।

•	 वर्तमान सामाजिक सरुक्षा व्यवस्था: अटल पेंशन 
योजना परेू कार्यकाल में नियमित अशंदान पर आधारित 
ह,ै जो अनियमित आय वाले अनौपचारिक श्रमिकों के 
लिए कठिन ह।ै
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	� राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) 
के अतंर्गत 60 से 79 वर्ष की आय ु के वदृ्धों को 
मात्र ₹200 प्रति माह तथा 80 वर्ष से अधिक आय ु
वालों को ₹500 प्रति माह की पेंशन मिलती ह।ै

	� इतनी अल्प सहायता वदृ्धजनों को आर्थिक निर्भरता 
से मकु्त करने के लिए पर्याप्त नहीं ह।ै

•	 क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असतुंलन : विभिन्न राज्यों में 
प्रजनन दर में उल्लेखनीय असमानता विद्यमान ह।ै

	� दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन 
स्तर से काफी नीच ेह,ै जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जैसे राज्यों में यह 
अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई ह।ै

	� इस असमानता का प्रभाव आंतरिक प्रवासन, 
राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ससंाधनों के आवंटन 
तथा श्रम बाजार की गतिशीलता पर पड़  
सकता ह।ै

सरकारी पहल

•	 राज्य-स्तरीय जनसखं्या नीतियाँ : आंध्र प्रदेश की 
जनसखं्या प्रबंधन नीति (2026) के अतंर्गत दसूरे, 
तीसरे एवं चौथे बच्चे के जन्म पर नकद प्रोत्साहन, 
निःशलु्क शिक्षा सहायता, प्रजनन (फर्टिलिटी) क्लीनिकों 
की स्थापना तथा मात ृ स्वास्थ्य सेवाओ ं में सधुार का 
प्रावधान किया गया ह।ै

	� सिक्किम ने घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए 
विस्तारित माततृ्व एवं पिततृ्व अवकाश तथा  
इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) उपचार हते ु
सहायता जैसी पहलें प्रारम्भ की हैं।

•	 बांझपन सहायता कार्यक्रम : जियो पारसी योजना 
के अतंर्गत पारसी समदुाय की घटती जनसंख्या को 
रोकने के उद्देश्य से बांझपन उपचार हते ुवित्तीय सहायता, 
बाल दखेभाल सहायता तथा जन-जागरूकता अभियान 
संचालित किए जाते हैं।

•	 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाए:ँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
मिशन (NHM) के अतंर्गत संचालित कार्यक्रम मात ृ
एवं शिश ुस्वास्थ्य में सधुार, शिश ुमतृ्यु दर में कमी तथा 
परिवार निर्माण एवं संतानोत्पत्ति के अनकूुल परिस्थितियों 
के निर्माण में सहायक हैं।

	� प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) 
के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री (स्तनपान कराने 

वाली) महिलाओ ं को माततृ्व लाभ प्रदान किए  
जाते हैं।

•	 मिशन शक्ति: यह महिलाओ ं के सशक्तिकरण एवं 
सरुक्षा हते ुएक समकेित कार्यक्रम ह।ै

	� इसके अतंर्गत बाल दखेभाल सेवाओ ं तथा 
महिलाओ ं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित 
विभिन्न योजनाए ँसम्मिलित हैं।

•	 पालना योजना (राष्ट्रीय शिशु गृह योजना): यह 
योजना 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डे-केयर 
(दिवसीय दखेभाल) सवुिधाए ँउपलब्ध कराती ह।ै

	� इसके अतंर्गत पोषण, स्वास्थ्य दखेभाल तथा 
प्रारंभिक शिक्षा संबंधी सहायता प्रदान की जाती ह,ै 
जिससे माताओ ंको कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग 
लेने में सवुिधा मिलती ह।ै

•	 अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY): 
AVYAY के अतंर्गत वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित 
वर्तमान योजनाओ,ं भावी रणनीतियों, लक्ष्यों, वित्तीय 
प्रावधानों एवं उत्तरदायित्वों को एकीकृत रूप में समाहित 
किया गया ह।ै

	� यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की चार प्रमखु 
आवश्यकताओ—ंवित्तीय सरुक्षा, खाद्य 
सरुक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा सम्मानजनक 
सामाजिक जीवन एवं मानवीय सवंाद—की 
परू्ति सनुिश्चित करने का प्रयास करती ह।ै

	� इसके अतिरिक्त इसमें वरिष्ठ नागरिकों की सरुक्षा, 
सरंक्षण, समग्र कल्याण, जन-जागरूकता एवं 
समाज के संवेदनशीलकरण जैसे पहलओु ं को भी 
शामिल किया गया ह।ै

•	 वरिष्ठ नागरिकों हेतु एकीकृत कार्यक्रम योजना 
(IPSrC): इस योजना के अतंर्गत विशषे रूप से निर्धन 
वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गणुवत्ता में सधुार हते ु
वदृ्धाश्रमों की स्थापना की जाती ह।ै

	� इन संस्थानों में आश्रय, भोजन, चिकित्सा सवुिधाए ँ
तथा मनोरंजन संबंधी अवसर उपलब्ध कराए  
जाते हैं।

•	 सिल्वर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन: इस पहल का 
उद्देश्य उद्यमियों को वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओ ंके 
समाधान हते ु नवाचारपरू्ण उत्पाद एवं सेवाए ँ विकसित 
करने के लिए प्रोत्साहित करना ह।ै
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	� सरकार सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इजंन नामक 
पोर्टल के माध्यम से इक्विटी भागीदारी के आधार 
पर अधिकतम ₹1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता 
प्रदान कर इस उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास कर रही ह।ै

आगे की राह 

•	 सतुंलित जनसखं्या नीति अपनाना : केवल 
जनसंख्या नियंत्रण पर कें द्रित दृष्टिकोण के स्थान पर 
ऐसी जनसांख्यिकीय रणनीति अपनाई जानी चाहिए, 
जो जनसंख्या स्थिरीकरण एवं घटती प्रजनन दर दोनों के 
बीच संतलुन स्थापित करे।

•	 परिवार सहायता उपायों का सदुृढ़ीकरण : यवुा 
दपंत्तियों के लिए किफायती बाल दखेभाल सेवाए,ँ 
माततृ्व एवं पिततृ्व अवकाश तथा लचीली कार्य 
व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

•	 प्रजनन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओ ंका विस्तार: 
विशषे रूप से छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बांझपन 
उपचार, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों (ART) तथा 
प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओ ंतक पहुचँ का विस्तार किया 
जाना चाहिए।

•	 लैंगिक समानता को प्रोत्साहन: दखेभाल संबंधी 
जिम्मेदारियों के समान वितरण को प्रोत्साहित किया 
जाए तथा महिलाओ ंकी कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने 
हते ुकार्यस्थलों पर सहायक नीतियाँ लाग ूकी जाए।ँ

•	 राज्य-विशिष्ट हस्तक्षेपों पर बल: विभिन्न राज्यों में 
प्रजनन स्तर में व्यापक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए 
क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के अनरुूप नीतियाँ 
तैयार की जानी चाहिए।

•	 मानव पंूजी में निवश: प्रजनन दर से संबंधित उपायों 
के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास में 
निवेश बढ़ाकर भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से 
अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

•	 अतंरराष्ट्रीय अनभुव दर्शाते हैं कि निम्न प्रजनन 
दर आर थ्िक समृद्धि के साथ सह-अस्तित्व में रह  
सकती है।

•	 किंत ुभारत ऐसी स्थिति में व्यापक वदृ्धावस्था के दौर में 
प्रवेश कर रहा ह,ै जबकि वह उन आर्थिक, सामाजिक 
एवं संस्थागत परिवर्तनों को अभी परू्ण रूप से संपन्न 

नहीं कर पाया ह,ै जिन्होंने अन्य दशेों में वदृ्धावस्था की 
चनुौतियों का प्रभावी प्रबंधन संभव बनाया।

•	 अतः भारत का निम्न-प्रजनन भविष्य तभी सतत एवं 
सतुंलित होगा, जब सदुृढ़ सार्वजनिक संस्थान धीरे-धीरे 
उन सामाजिक एवं आर्थिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन 
करने लगें, जिन्हें अब तक बड़े परिवार स्वाभाविक रूप 
से निभाते रह ेहैं।

Source: TH

नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के बीच 
भारत द्वारा गैस-आधारित विद्युत उत्पादन 
को प्रोत्साहन

संदर्भ 

•	 ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इडंिया ने गैस-आधारित विद्युत 
संयंत्रों को आगामी दिनों में गैस-आधारित विद्युत 
उत्पादन की अतिरिक्त आवश्यकता की संभावना को 
दखेते हुए ईधंन खरीद की अग्रिम व्यवस्था करने की 
सलाह दी ह।ै

गैस-आधारित विद्युत उत्पादन क्या है?

•	 गैस-आधारित विद्युत संयंत्र प्राकृतिक गैस अथवा 
तरलीकृत गैस का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन 
करते हैं।

•	 ये मखु्यतः सयुंक्त चक्र गैस टरबाइन (CCGT) 
प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं, जो:

	� कोयला आधारित संयंत्रों की तलुना में शीघ्र प्रारम्भ 
हो सकते हैं।

	� अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करते हैं।
	� कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की अपेक्षा कम 

कार्बन उत्सर्जन करते हैं।
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भारत का ऊर्जा परिदृश्य

•	 भारत ने अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50 प्रतिशत 
से अधिक भाग गैर-जीवाश्म ईधंन से प्राप्त कर लिया 
ह,ै जो वर्ष 2030 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 
के लक्ष्य से काफी पहले प्राप्त किया गया ह।ै

•	 IRENA नवीकरणीय ऊर्जा आकँड़े 2025 के 
अनसुार:

	� भारत सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में तीसरे 
स्थान पर ह।ै

	� पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर ह।ै

	� कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भी 
चौथे स्थान पर ह।ै

•	 इसके बावजदू कोयला आधारित तापीय विद्युत 
उत्पादन अभी भी राष्ट्रीय ग्रिड का प्रमखु आधार बना 
हुआ ह ैतथा कुल चरम विद्युत मांग के दो-तिहाई से 
अधिक की परू्ति करता ह।ै

•	 हालांकि, सौर ऊर्जा उत्पादन के समय यह योगदान 
घटकर लगभग 57 प्रतिशत रह जाता ह।ै

भारत को अभी भी गैस-आधारित विद्युत की 
आवश्यकता क्यों है?

•	 अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा स्रोत: गैस-आधारित विद्युत 
उत्पादन, कोयला आधारित संयंत्रों की तलुना में कम 
प्रदषूक उत्सर्जित करता ह,ै जिससे यह अपेक्षाकृत 
स्वच्छ ऊर्जा विकल्प माना जाता ह।ै

•	 जलविद्युत उत्पादन में कमी: भारत मौसम विज्ञान 
विभाग (IMD) ने वर्तमान मानसनू में सामान्य से कम 
वर्षा का परू्वानमुान व्यक्त किया ह।ै

	� इससे जलाशयों में जल प्रवाह कम होगा, जिसके 
परिणामस्वरूप जलविद्युत उत्पादन प्रभावित होगा।

•	 नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमित प्रकृति : सरू्यास्त 
के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन समाप्त हो जाता ह।ै

	� पवन ऊर्जा उत्पादन भी मौसम के अनसुार परिवर्तित 
होता रहता ह।ै

	� जबकि विद्युत की मांग परेू दिन बनी रहती ह ैतथा 
सायंकालीन समय में अपने उच्चतम स्तर पर 
पहुचँती ह।ै

•	 ग्रिड सतुंलन: गैस-आधारित विद्युत संयंत्र कम समय में 
प्रारम्भ होकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

	� इसलिए ये परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के 
साथ ग्रिड संतलुन बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी हैं।

•	 त्वरित स्थापना : गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों का 
निर्माण बड़े कोयला अथवा परमाण ु विद्युत संयंत्रों की 
तलुना में अपेक्षाकृत कम समय में किया जा सकता ह।ै

गैस-आधारित विद्युत उत्पादन की चुनौतियाँ

•	 प्राकृतिक गैस का आयात: भारत के पास प्राकृतिक 
गैस के सीमित घरेल ूभडंार हैं।

	� इसकी अधिकांश आवश्यकता आयातित प्राकृतिक 
गैस से परूी की जाती ह,ै जो मखु्यतः कतर, 
ऑस्ट्रेलिया तथा सयुंक्त राज्य अमेरिका से 
आयात की जाती ह।ै

•	 आधारभूत सरंचना सबंंधी बाधाए:ँ प्राकृतिक गैस 
के प्रभावी परिवहन एवं वितरण हते ुपाइपलाइन, LNG 
टर्मिनल तथा सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क  
जैसी आधारभतू संरचना का विकास आवश्यक ह।ै

	� किन्तु भारत में इनका विस्तार भमूि अधिग्रहण 
संबंधी समस्याओ,ं नियामकीय बाधाओ ं तथा 
वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अपेक्षित गति 
से नहीं हो पाया ह।ै

•	 पर्यावरणीय चिताए ँ: यद्यपि प्राकृतिक गैस को कोयला 
एवं पेट्रोलियम की तलुना में स्वच्छ ईधंन माना जाता ह,ै 
फिर भी इसके उत्खनन, परिवहन एवं दहन के दौरान 
ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता ह।ै

•	 सयंंत्रों का कम उपयोग: महगंे ईधंन एवं घरेल ू
प्राकृतिक गैस की सीमित उपलब्धता के कारण अनेक 
गैस-आधारित विद्युत संयंत्र अपनी परू्ण क्षमता से 
संचालित नहीं हो पा रह ेहैं।
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गैस-आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहल 

•	 आधारभूत सरंचना का विकास : जनू 2025 तक 
लगभग 25,429 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें 
संचालित हो चकुी हैं, जबकि 10,459 किलोमीटर 
पाइपलाइनें विभिन्न निर्माण चरणों में हैं।

•	 राष्ट्रीय गैस ग्रिड ("एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड"): 
इसका उद्देश्य पाइपलाइन नेटवर्क  का विस्तार कर सभी 
राज्यों को जोड़ना तथा प्राकृतिक गैस का सरुक्षित एवं 
किफायती परिवहन सनुिश्चित करना ह।ै

•	 प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना: जगदीशपुर–
हल्दिया–बोकारो–धामरा–बरौनी–गुवाहाटी 
प्राकृतिक गैस पाइपलाइन लगभग 3,546 
किलोमीटर लंबी ह।ै

	� यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, 
पश्चिम बंगाल एवं असम सहित छह राज्यों से 
होकर गजुरती ह ै तथा परू्वी भारत में स्वच्छ ईधंन 
उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती ह।ै

•	 सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क  का विस्तार: 
सरकार घरेल ू उपभोक्ताओ,ं उद्योगों तथा वाणिज्यिक 
प्रतिष्ठानों तक पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की पहुचँ 
बढ़ाने हते ु CGD नेटवर्क  के विस्तार को प्रोत्साहित 
कर रही ह।ै

	� पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक 
बोर्ड (PNGRB) द्वारा चिन्हित भौगोलिक क्षेत्रों 
में CGD नेटवर्क  विकसित करने के लिए विभिन्न 
संस्थाओ ंको लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं।

•	 गैस मूल्य निर्धारण में सधुार : नई घरेलू गैस मूल्य 
निर्धारण दिशा-निर्देश (2014) तथा हाइड्रोकार्बन 
अन्वेषण एवं लाइसेंसिगं नीति (HELP) जैसी 
सधुारात्मक पहलों का उद्देश्य घरेल ूगैस उत्पादकों को 
मलू्य प्रोत्साहन प्रदान करना तथा उपभोक्ताओ ंके हितों 
के बीच संतलुन स्थापित करना ह।ै

•	 प्राकृतिक गैस अवसरंचना विकास कोष 
(NGIDF): सरकार ने भारत में प्राकृतिक गैस 
अवसंरचना के विकास हते ुवित्तीय सहायता प्रदान करने 
के उद्देश्य से NGIDF की स्थापना की ह।ै

आगे की राह 

•	 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS): ग्रिड स्तर 
की बैटरी भडंारण प्रणालियों की स्थापना को नीतिगत 
समर्थन एवं वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से तीव्र गति 
प्रदान की जानी चाहिए, ताकि ग्रिड संतलुन एवं चरम 
मांग के समय विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध हो सके।

•	 पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओ ं (PSPs) का विस्तार: 
दीर्घकालिक एवं किफायती ऊर्जा भडंारण समाधान के 
रूप में पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओ ंके विकास को 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

•	 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल ग्रिड प्रबंधन 
का उपयोग: नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के सटीक 
परू्वानमुान तथा विद्युत अनसुचूी  के अनकूुलन हते ु
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग एवं डिजिटल 
ग्रिड प्रबंधन तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाना 
चाहिए।

•	 पारेषण अवसरंचना का विस्तार: ग्रीन एनर्जी 
कॉरिडोर तथा अतंर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क  के 
विस्तार को गति दी जानी चाहिए, ताकि संसाधन-संपन्न 
क्षेत्रों से मांग वाले क्षेत्रों तक नवीकरणीय ऊर्जा का 
प्रभावी संचरण सनुिश्चित हो सके।

निष्कर्ष 

•	 भारत का ऊर्जा संक्रमण अब केवल अधिक संख्या 
में सौर पैनलों एवं पवन टर्बाइनों की स्थापना तक 
सीमित नहीं ह,ै बल्कि इसका उद्देश्य यह सनुिश्चित करना 
ह ै कि उपभोक्ताओ ं को आवश्यकता के प्रत्येक समय 
स्वच्छ एवं विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध हो।

•	 जब तक बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ तथा 
स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियाँ व्यापक रूप से विकसित 
एवं लाग ूनहीं हो जातीं, तब तक गैस-आधारित विद्युत 
उत्पादन भारत की ऊर्जा प्रणाली में ग्रिड संतलुन बनाए 
रखने वाले एक महत्वपरू्ण एवं अनिवार्य संसाधन के रूप 
में अपनी भमूिका निभाता रहगेा।

Source: IE, BS, MOSPI, NITI AAYOG
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राष्ट् रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधयक, 
2026 
संदर्भ 

•	 कें द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 
राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 में 
प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप प्रकाशित किया ह।ै

राष्ट् रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

•	 राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 
का उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी 
जनसंख्या के 50% तक की खाद्य आवश्यकताओ ंकी 
परू्ति करना ह,ै जो जनगणना 2011 के अनसुार लगभग 
81.35 करोड़ व्यक्तियों के बराबर ह।ै

•	 इसका उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
(TPDS) के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न 
उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सरुक्षा सनुिश्चित 
करना ह।ै

•	 पात्र परिवारों को निम्नलिखित आधार पर रियायती 
खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता ह—ै

	� अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार: ये 
परिवार समाज के अत्यंत गरीब वर्ग से संबंधित  
होते हैं।

	� प्रत्येक AAY परिवार को प्रति माह  
35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता ह।ै

	� प्राथमिकता परिवार (PHH): प्रत्येक पात्र व्यक्ति 
को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया 
जाता ह।ै

लाभार्थी कौन हैं?

•	 अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार: इनका 
चयन राज्य सरकारों/कें द्र शासित प्रदेशों द्वारा कें द्र 
सरकार द्वारा निर्धारित मानदडंों के आधार पर किया 
जाता ह।ै यह योजना समाज के सबसे गरीब एवं वंचित 
परिवारों को कवर करती ह।ै

	� पात्र श्रेणियाँ : ऐसे परिवार जिनका मखुिया विधवा, 
असाध्य रोग से पीड़ित, दिव्यांग अथवा 60 वर्ष 
या उससे अधिक आयु का वदृ्ध हो तथा जिनके 
पास आजीविका का सनुिश्चित साधन या सामाजिक 
सहयोग उपलब्ध न हो।

	� ऐसी विधवा, असाध्य रोगी, दिव्यांग व्यक्ति, 
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, 
अविवाहित महिला अथवा अविवाहित 
पुरुष, जिनके पास परिवार, सामाजिक सहयोग 
अथवा आजीविका का कोई सनुिश्चित साधन 
न हो।

	� सभी आदिम जनजातीय (PTGs) परिवार।
	� भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत किसान, 

ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार, झुग्गी-झोपड़ी 
निवासी, असगंठित क्षेत्र में दैनिक मजदूरी 
करने वाले व्यक्ति तथा ग्रामीण एवं शहरी 
क्षेत्रों के अन्य समान वर्ग।

	� एचआईवी (HIV) से सकं्रमित सभी पात्र 
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार।

•	 प्राथमिकता परिवार (PHH): इनका चयन राज्य 
सरकारों एवं कें द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अपने-
अपने निर्धारित मानदडंों के अनसुार किया जाता ह।ै

प्﻿रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के 
साथ विलय 

•	 वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार 
ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 
(PMGKAY) प्रारम्भ की, जिसके अतंर्गत अतिरिक्त 
खाद्यान्न निःशलु्क उपलब्ध कराया गया।

•	 जनवरी 2023 से सरकार ने PMGKAY का NFSA 
में विलय कर दिया तथा NFSA के अतंर्गत मिलने वाले 
नियमित खाद्यान्न को भी परू्णतः निःशुल्क कर दिया।

•	 नवंबर 2023 में इस निःशलु्क खाद्यान्न योजना को 
पाँच वर्ष (जनवरी 2024 से दिसबंर 2028 तक) के 
लिए बढ़ा दिया गया।

राष्ट् रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में प्रस्तावित 
संशोधन 

•	 राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 
3 में एक नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव ह,ै जिसके 
अनसुार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अतंर्गत 
आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 7 किलोग्राम 
खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि प्रति परिवार 
अधिकतम 35 किलोग्राम की सीमा लाग ूरह।े
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	� परू्व में प्रत्येक AAY परिवार को परिवार के सदस्यों 
की संख्या की परवाह किए बिना 35 किलोग्राम 
खाद्यान्न प्रति माह प्रदान किया जाता था।

•	 AAY राशन कार्डधारकों को यह खाद्यान्न पूर्णतः 
निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

•	 प्रस्ताव का औचित्य: इस संशोधन का उद्देश्य खाद्यान्न 
आवंटन को अधिक तर्क संगत बनाना ह।ै

	� वर्तमान व्यवस्था में छोटे परिवारों को प्रति व्यक्ति 
अपेक्षाकृत अधिक तथा बड़े परिवारों को कम 
खाद्यान्न प्राप्त होता ह।ै

	� प्रस्तावित संशोधन इस असंतलुन को दरू करने का 
प्रयास करता ह।ै

प्﻿रमुख चिताएँ

•	 अपर्याप्त पोषण सरुक्षा : प्रस्तावित संशोधन केवल 
अनाज तक सीमित ह।ै

	� इसमें दालें, खाद्य तेल अथवा अन्य पोषक 
खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं किया गया ह।ै

•	 अधिक खाद्यान्न की मांग : ‘राइट टू फूड’ 
अभियान से जडु़े कार्यकर्ताओ ंने विशषे रूप से अत्यंत 
गरीब परिवारों के लिए 7 किलोग्राम के स्थान पर  
14 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्ध कराने 
की मांग की ह।ै

•	 बड़े परिवारों के साथ असमानता: संशोधन में प्रति 
परिवार 35 किलोग्राम की अधिकतम सीमा यथावत 
रखी गई ह।ै

	� परिणामस्वरूप बड़े परिवारों को अभी भी प्रति 
व्यक्ति अपेक्षित मात्रा से कम खाद्यान्न प्राप्त होगा।

•	 क्षेत्रीय असमानताए:ँ दक्षिणी राज्यों में अपेक्षाकृत 
छोटे परिवार अधिक संख्या में पाए जाते हैं।

	� प्रस्तावित व्यवस्था के अतंर्गत ऐसे परिवारों को 
वर्तमान प्रणाली की तलुना में कम खाद्यान्न प्राप्त हो 
सकता ह।ै

•	 पुराना लाभार्थी कवरेज: राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा 
अधिनियम के अतंर्गत लाभार्थियों का कवरेज अभी भी 
जनगणना 2011 के आकँड़ों पर आधारित ह।ै

	� जनसंख्या में उल्लेखनीय वदृ्धि के बावजदू लाखों 
पात्र परिवार अभी भी सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली (PDS) के दायरे से बाहर हैं।

•	 कार्यान्वयन सबंंधी चुनौतियाँ: प्रस्तावित संशोधन 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित परिचालन 
समस्याओ ंका समाधान नहीं करता।

	� बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता, ई-केवाईसी 
(e-KYC) से संबंधित बहिष्करण, इटंरनेट 
कनेक्टिविटी की समस्याए ँ तथा प्रवासी श्रमिकों, 
वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना 
की जाने वाली कठिनाइयाँ आज भी पात्र लाभार्थियों 
को उनके खाद्यान्न अधिकार प्राप्त करने से वंचित 
करती हैं।

आगे की राह 

•	 नवीनतम जनगणना के आधार पर लाभार्थी कवरेज 
का अद्यतन: वर्तमान जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम के 
लाभार्थियों का कवरेज नवीनतम जनगणना के आधार 
पर संशोधित किया जाना चाहिए।

•	 वर्तमान लाभार थ्ियों की खाद्य सरुक्षा सनुिश्चित 
करना: संशोधन लाग ूकरते समय यह सनुिश्चित किया 
जाना चाहिए कि किसी भी वर्तमान लाभार्थी की खाद्य 
सरुक्षा प्रभावित न हो।

•	 पोषण सरुक्षा का सदुृढ़ीकरण: केवल अनाज के 
स्थान पर दालें, खाद्य तेल एवं फोर्टिफाइड (पोषण-
सवंर्धित) खाद्य पदार्थों को भी योजना में सम्मिलित 
करने पर विचार किया जाना चाहिए।

•	 राज्यों के साथ व्यापक परामर्श: संशोधन को अतंिम 
रूप दनेे से परू्व राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श 
कर सहमति बनाई जानी चाहिए, जिससे सहकारी 
सघंवादको और अधिक सदुृढ़ किया जा सके।

Source: DTE, TH, PIB 

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) वार्षिक 
प्रतिवेदन, 2025 

संदर्भ 

•	 कें द्रीय गृह मंत्री ने ‘स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) 
वार्षिक प्रतिवदन, 2025’ जारी किया ह।ै
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प्﻿रतिवेदन के प्रमुख बिदु 

•	 म्यांमार अफीम का वैकल्पिक वैश्विक स्रोत बनकर 
उभरा: वर्ष 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा 
मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद म्यांमार 
वैश्विक अफीम आपरू्ति का एक प्रमखु वैकल्पिक स्रोत 
बनकर उभरा ह।ै

	� वर्ष 2021 से 2023 के बीच म्यांमार में अवैध 
अफीम की खतेी में लगभग 56 प्रतिशत की वदृ्धि 
हुई तथा पोस्ता की खतेी का क्षेत्रफल बढ़कर 
45,200 हेक्टेयर तक पहुचँ गया।

	� म्यांमार का गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र अब केवल 
अफीम ही नहीं, बल्कि मेथामफेटामाइन (याबा 
टैबलेट्स) के प्रमखु वैश्विक कें द्र के रूप में भी 
विकसित हो गया ह।ै

•	 पूर्वोत्तर भारत सर्वाधिक प्रभावित : म्यांमार में मादक 
पदार्थों के बढ़ते उत्पादन के कारण मणिपुर, मिजोरम 
एवं नागालैंड जैसे परू्वोत्तर राज्य सबसे अधिक प्रभावित 
हो रह ेहैं।

	� ये राज्य मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अग्रिम 
मोर्चे पर गंभीर चनुौतियों का सामना कर रह ेहैं।

•	 छिद्रपूर्ण सीमा व्यवस्था: भारत-म्यांमार सीमा पर 
लाग ू मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) ने ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं, जिनके कारण ये राज्य 
केवल पारगमन क्षेत्र न रहकर मादक पदार्थों के वितरण 
के सक्रिय कें द्र बनते जा रह ेहैं।

•	 अफगानिस्तान मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी: 
पाकिस्तान सीमा के पार से ड्रोन आधारित मादक 
पदार्थों की तस्करी में विगत पाँच वर्षों के दौरान 
लगभग पाँच गुना वदृ्धि हुई ह,ै विशषे रूप से पंजाब में।

	� यह वदृ्धि दर्शाती ह ै कि तस्करी नेटवर्क  पारंपरिक 
सीमा निगरानी से बचने के लिए मानवरहित हवाई 
वाहनों (UAVs) का अधिक संगठित एवं परिष्कृ त 
उपयोग कर रह ेहैं।

	� अफगानिस्तान से संचालित दक्षिण एशियाई मादक 
पदार्थ तस्करी नेटवर्क  पाकिस्तान के माध्यम से 
पंजाब एवं राजस्थान की स्थलीय सीमाओ ं
तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र के समुद्री तटों के रास्ते 
भारत में प्रवेश करता ह।ै

भारत मादक पदार्थों की तस्करी का प्रमुख लक्ष्य  
क्यों है?

•	 भौगोलिक स्थिति: भारत दो प्रमखु वैश्विक मादक पदार्थ 
उत्पादक क्षेत्रों—गोल्डन क्रिसेंट (अफगानिस्तान, 
पाकिस्तान एवं ईरान) तथा गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, 
लाओस एवं थाईलैंड)—के मध्य स्थित ह।ै

	� परिणामस्वरूप भारत लंबे समय से दोनों क्षेत्रों से 
होने वाली हेरोइन तस्करी से प्रभावित रहा ह।ै

•	 विस्तृत स्थलीय एवं समुद्री सीमाए:ँ भारत की 
15,000 किलोमीटर से अधिक स्थलीय सीमा 
तथा 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री 
तटरेखा ह।ै

	� म्यांमार, नेपाल एवं बांग्लादशे के साथ छिद्रपरू्ण 
सीमाए ँतथा दरु्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ तस्करी 
को सगुम बनाती हैं।

•	 बढ़ता घरेलू बाजार : भारत अब केवल मादक पदार्थों 
का पारगमन (Transit) दशे नहीं रह गया ह,ै बल्कि एक 
बड़ा उपभोक्ता बाजार भी बन चकुा ह।ै

•	 औषधि निर्माण का प्रमख कें द्र : भारत विश्व के सबसे 
बड़े औषधि एवं अग्रदूत रसायनों के उत्पादकों में से 
एक ह।ै

	� यदि इन रसायनों की प्रभावी निगरानी न हो, तो 
उनका दरुुपयोग सिथेंटिक मादक पदार्थों के 
अवैध निर्माण में किया जा सकता ह।ै

•	 नार्को-आतंकवाद: मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त 
धनराशि का उपयोग आतंकवादी संगठनों एवं उग्रवादी 
समहूों के वित्तपोषण में किया जाता ह।ै

	� विशषे रूप से भारत की पश्चिमी सीमा पर भारत-
विरोधी गतिविधियों के लिए इस धन का उपयोग 
किया गया ह।ै

•	 समुद्री व्यापार का विस्तार : भारत के व्यस्त बंदरगाहों 
एवं बढ़ते कंटेनर यातायात के कारण वैध माल के बीच 
मादक पदार्थों को छिपाकर तस्करी करने की संभावना 
बढ़ जाती ह।ै

•	 दुर्गम भू-भाग एवं सीमा सबंंधी चुनौतियाँ : घने 
वन, पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तान एवं नदी तटीय क्षेत्र प्रभावी 
निगरानी को कठिन बना दतेे हैं।



12 दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

•	 क्षेत्रीय अस्थिरता: पड़ोसी दशेों के कुछ भागों में 
राजनीतिक अस्थिरता एवं कमजोर काननू-व्यवस्था के 
कारण मादक पदार्थों की खतेी, उत्पादन एवं तस्करी को 
बढ़ावा मिलता ह।ै

मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रभाव

•	 आर थ्िक प्रभाव: मादक पदार्थों का सेवन श्रम 
उत्पादकता को कम करता ह,ै स्वास्थ्य व्यय बढ़ाता ह ै
तथा मानव पूंजी को कमजोर करता ह।ै

•	 स्वास्थ्य सबंंधी प्रभाव: इससे मानसिक विकार उत्पन्न 
होते हैं, एचआईवी/एड्स एवं हेपेटाइटिस जैसे रोगों 
का प्रसार होता ह ै तथा शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट 
आती ह।ै

•	 सामाजिक प्रभाव : मादक पदार्थों का दरुुपयोग 
पारिवारिक विघटन, घरेल ू हिसंा, सामाजिक अलगाव 
तथा सामाजिक कलंक को बढ़ावा दतेा ह।ै

•	 राष्ट्रीय सरुक्षा पर प्रभाव : मादक पदार्थों का व्यापार 
नार्को-आतंकवाद, संगठित अपराध तथा यवुाओ ं
की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता को बढ़ावा 
दकेर राष्ट्रीय सरुक्षा एवं सामाजिक एकता को कमजोर  
करता ह।ै

उठाए गए प्रमुख कदम

•	 भारतीय पहल:

	� स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ 
अधिनियम, 1985 : यह अधिनियम मादक 
पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, बिक्री एवं उपभोग 
पर प्रतिबंध लगाता ह ैतथा उल्लंघन करने वालों के 
लिए दडं का प्रावधान करता ह।ै

	� नशा मुक्त भारत अभियान: वर्ष 2020 में प्रारम्भ 
इस अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के दषु्प्रभावों 
के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा नशा मुक्त 
भारत का निर्माण करना ह।ै

	� सरकार द्वारा 350 एकीकृत नशा मुक्ति एवं 
पुनर्वास कें द्र (IRCAs) संचालित किए जा 
रह े हैं, जहाँ उपचार, निवारक शिक्षा, जन-
जागरूकता, प्रेरक परामर्श, विषहरण, नशामकु्ति 
उपचार, पश्च-दखेभाल एवं सामाजिक पनुर्वास 
की सवुिधाए ँउपलब्ध कराई जाती हैं।

	� काशी घोषणा: यह नशा मुक्त भारत के लिए 
पाँच वर्षीय कार्य-रोडमपै ह,ै जिस पर वाराणसी में 
आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 
के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

	� भारत ने वर्ष 2047 तक नशा मुक्त भारत का 
राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया ह।ै

	� अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत ने 27 देशों के साथ 
द्विपक्षीय समझौते, 16 देशों के साथ समझौता 
ज्ञापन (MoU) तथा 2 देशों के साथ सरुक्षा सहयोग 
समझौते किए हैं, जिनका उद्देश्य NDPS पदार्थों, 
अग्रदूत रसायनों तथा उनसे संबंधित अपराधों की 
अवैध तस्करी पर नियंत्रण करना ह।ै

	� एटंी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स: अनेक राज्यों ने 
राज्य स्तर पर मादक पदार्थ नियंत्रण को सदुृढ़ करने 
हते ु एटंी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन 
किया ह।ै

	� डार्क नेट निगरानी प्रकोष्ठ: स्वापक नियंत्रण 
ब्यूरो (NCB) के अतंर्गत स्थापित यह प्रकोष्ठ 
इटंरनेट के माध्यम से होने वाली मादक पदार्थों की 
अवैध बिक्री पर निगरानी रखता ह।ै

	� सयुंक्त समन्वय समिति (JCC): महत्वपरू्ण 
एवं बड़े मादक पदार्थ जब्ती मामलों की जांच की 
निगरानी हते ुNCB के महानिदेशक की अध्यक्षता 
में सयुंक्त समन्वय समिति (JCC) का गठन किया 
गया ह।ै

•	 वैश्विक पहल

	� सयुंक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध 
कार्यालय (UNODC): UNODC वैश्विक स्तर 
पर अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध संघर्ष का प्रमखु 
अतंरराष्ट्रीय संगठन ह।ै

	� इसके नेततृ्व में चलाए जा रह ेअभियान मादक 
पदार्थों के दरुुपयोग के खतरों के प्रति जन-
जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं।

	� अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (INCB): 
INCB वैश्विक मादक पदार्थों की स्थिति की निगरानी 
करता ह ैतथा विभिन्न दशेों द्वारा अतंरराष्ट्रीय मादक 
पदार्थ नियंत्रण संधियों के अनपुालन का मलू्यांकन 
करता ह।ै
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निष्कर्ष 

•	 भारत में बढ़ता मादक पदार्थ संकट सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण एवं राष्ट्रीय सरुक्षा के 
लिए गंभीर चनुौती बन चकुा ह।ै

•	 इस चनुौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार, 
नागरिक समाज एवं स्थानीय समुदायों के बीच 
समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

•	 साथ ही रोकथाम, पुनर्वास एवं युवाओ ं के 
सशक्तिकरण पर विशषे बल दकेर ही वास्तविक 
अर्थों में नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा 
सकता ह।ै

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

गर﻿्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान 
तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 
संदर्भ 

•	 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने इस 
विषय पर परिचर्चा को शरुू कर दिया ह ैकि गर्भाधान-
परू्व एवं प्रसव-परू्व निदान तकनीक (लिग चयन प्रतिषधे) 
अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act) को अद्यतन किए 
जाने की आवश्यकता ह,ै ताकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओ ं
तक पहुचँ सनुिश्चित की जा सके तथा अल्ट्रासाउंड के 
अवैध लिग निर्धारण हते ुदरुुपयोग को भी रोका जा सके।

PCPNDT अधिनियम क्या है? 

•	 PCPNDT अधिनियम वर्ष 1994 में घटते बाल 
लिगानपुात की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रसव-परू्व 
लिग निर्धारण तथा कन्या भ्रूण के चयनात्मक गर्भपात पर 
रोक लगाने के उद्देश्य से लाग ूकिया गया था।

•	 वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसके 
दायरे का विस्तार किया गया, जिसके अतंर्गत केवल 
प्रसव-परू्व निदान तकनीकों के विनियमन तक सीमित 
रहने के बजाय आधनुिक प्रजनन तकनीकों के माध्यम 
से गर्भाधान-परू्व लिग चयन को भी प्रतिबंधित कर दिया 
गया।

•	 दडं :

	� प्रथम अपराध: अधिकतम 3 वर्ष का कारावास 
तथा ₹10,000 तक का जरु्माना।

	� पुनरावतृ्ति की स्थिति में: अधिकतम 5 वर्ष का 
कारावास तथा अधिक जरु्माने का प्रावधान।

	� संबंधित चिकित्सा व्यवसायी का पंजीकरण राज्य 
चिकित्सा परिषद द्वारा निलंबित अथवा निरस्त 
किया जा सकता ह।ै

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

•	 निदान तकनीकों का विनियमन : प्रसव-परू्व निदान 
तकनीकों का उपयोग केवल निम्नलिखित रोगों अथवा 
विकृतियों की पहचान के लिए किया जा सकता ह—ै

	� आनवुंशिक अथवा जन्मजात  असामान्यताए,ँ
	� गणुसतू्र संबंधी विकार ,
	� उपापचयी विकार ,
	� हीमोग्लोबिन संबंधी विकार ,
	� लिग-संबद्ध आनवुंशिक रोग।

•	  अनिवार्य पंजीकरण : प्रत्येक आनवुंशिक परामर्श 
कें द्र , आनवुंशिक प्रयोगशाला , आनवुंशिक क्लीनिक 
, अल्ट्रासाउंड क्लीनिक तथा इमजेिंग कें द्र का इस 
अधिनियम के अतंर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य ह।ै

•	 विज्ञापनों पर प्रतिबंध: लिग निर्धारण अथवा लिग 
चयन संबंधी सेवाओ ंके प्रचार-प्रसार से संबंधित किसी 
भी प्रकार के विज्ञापन पर परू्ण प्रतिबंध ह।ै

•	 अभिलेखों का रखरखाव: सभी पंजीकृत क्लीनिकों 
के लिए प्रत्येक प्रसव-परू्व निदान प्रक्रिया का निर्धारित 
अभिलेख सरुक्षित रखना अनिवार्य ह।ै

	� अभिलेखों का उचित रखरखाव न करना भी 
अधिनियम के अतंर्गत एक दडंनीय उल्लंघन माना 
जाता ह।ै

स्रोत: TH

एयर सुविधा 2.0 पोर्टल 
संदर्भ 

•	 नागरिक उड्डयन मतं्रालय तथा दिल्ली इटंरनेशनल 
एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने एयर सवुिधा 2.0 पोर्टल 
का शभुारंभ किया।
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एयर सुविधा 2.0 पोर्टल

•	 यह यात्रियों के लिए विकसित एक उन्नत संपर्क -रहित 
स्वास्थ्य स्व-घोषणा पोर्टल ह,ै जिसका उद्देश्य दशे के 
प्रवेश बिदओु ं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को 
सदुृढ़ बनाना ह।ै

•	 इस पोर्टल का शभुारंभ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 
द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) एवं यगुांडा में 
इबोला/बुंडीबगु्यो वायरस रोग के प्रकोप को अतंरराष्ट्रीय 
चितंा की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति घोषित 
किए जाने के बाद किया गया।

•	 स्वास्थ्य सेवा महानिदशेालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मतं्रालय के सहयोग से विकसित यह पोर्टल 
अतंरराष्ट्रीय यात्रियों को आव्रजन प्रक्रिया से परू्व 
अनिवार्य ऑनलाइन स्वास्थ्य स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत 
करने की सवुिधा प्रदान करता ह।ै

•	 इस घोषणा पत्र में यात्रियों को विगत 21 दिनों की यात्रा 
का विवरण, संभावित संक्रमण संपर्क  तथा संबंधित 
लक्षणों की जानकारी दनेी होती ह।ै

•	 यह पोर्टल एयरपोर्ट हले्थ ऑफिसर, आप्रवासन ब्यूरो 
, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) तथा राज्य 
निगरानी अधिकारियों के साथ वास्तविक समय में 
आकँड़े साझा करता ह,ै जिससे जोखिम वाले यात्रियों 
की शीघ्र पहचान एवं आवश्यक चिकित्सीय कार्रवाई 
संभव हो पाती ह।ै

बंुडीबुग्यो वायरस रोग क्या है?

•	 बुंडीबगु्यो वायरस रोग (BVD) एक दरु्लभ एवं 
संभावित रूप से घातक वायरल रक्तस्रावी ज्वर ह।ै

•	 यह बुंडीबगु्यो वायरस, जो इबोला वायरस का एक 
प्रकार ह,ै के कारण होता ह।ै

•	 अब तक इस रोग के दो प्रमखु प्रकोप दर्ज किए गए 
हैं—

	� यगुांडा (2007) तथा
	� कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (2012)।

•	 यह रोग संक्रमित अथवा मतृ व्यक्ति के रक्त एवं 
शारीरिक द्रवों के संपर्क  में आने से फैलता ह।ै

•	 संक्रमित वस्तुओ ंतथा चमगादड़ एवं अन्य गैर-मानव 
प्राइमट्ेस जैसे संक्रमित पशओु ंके संपर्क  से भी इसका 
संक्रमण फैल सकता ह।ै

•	 इसके प्रमखु लक्षण हैं—

	� बखुार,
	� सिरदर्द,
	� मांसपेशियों में दर्द,
	� कमजोरी,
	� दस्त,
	� उल्टी,
	� पेट दर्द,
	� तथा रोग की उन्नत अवस्था में अस्पष्ट रक्तस्राव 

या शरीर पर नीले धब्बे।
•	 वर्तमान में BVD की रोकथाम अथवा उपचार हते ु

कोई स्वीकृत टीका अथवा विशिष्ट औषधि उपलब्ध 
नहीं ह।ै

स्रोत: PIB

बांदीपुर एवं नागरहोल बाघ अभयारण्य
संदर्भ

•	 कर्नाटक सरकार ने क्षेत्र में मानव-बाघ संघर्ष के कारण 
नवंबर 2025 से स्थगित जंगल सफारी को बांदीपरु एवं 
नागरहोल बाघ अभयारण्यों में परू्ण रूप से पनुः प्रारंभ 
करने की घोषणा की ह।ै

बांदीपुर एवं नागरहोल बाघ अभयारण्य

•	 अवस्थिति: दोनों बाघ अभयारण्य कर्नाटक में स्थित हैं।

	� ये नीलगिरि जैवमडंल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा हैं, 
जो भारत का प्रथम जैवमडंल आरक्षित क्षेत्र ह।ै

•	 प्रोजेक्ट टाइगर : बांदीपरु को वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट 
टाइगर के अतंर्गत अधिसचूित किए गए प्रथम नौ बाघ 
अभयारण्यों में शामिल किया गया था।
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	� नागरहोल को वर्ष 2003 में भारत के बाघ अभयारण्य 
के रूप में घोषित किया गया।

•	 भूदृश्य : तमिलनाडु के मदुमुलाई बाघ अभयारण्य तथा 
केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलकर 
ये विश्व के सबसे बड़े सतत संरक्षित वन परिदृश्यों में से 
एक का निर्माण करते हैं, जो बाघों एवं एशियाई हाथियों 
के लिए अत्यंत महत्वपरू्ण आवास ह।ै

•	 नदी तंत्र : कबिनी जलाशय बांदीपरु एवं नागरहोल बाघ 
अभयारण्यों को उत्तर-पश्चिम दिशा में पथृक करता ह।ै

•	 प्रमख जीव-जंतु : बाघ,

	� तेंदआु,

	� एशियाई जंगली कुत्ता (ढोल),
	� स्लॉथ भाल,ू
	� एशियाई हाथी,
	� चार सींग वाला मगृ,
	� माउस डियर ,
	� दक्षिण-पश्चिमी लंगरू आदि।

•	 प्रमख वनस्पति : यहाँ मखु्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र 
पर्णपाती वन, शषु्क पर्णपाती वन, झाड़ीदार वन  तथा 
बाँस एवं सागौन के विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं।

स्रोत: TH
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